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( Part 1 


श्रम विभाग 


मावेश 


j 


1984 


दिनांक 16 अक्तूब 

मक्तूबर, 
मं. प्रो.वि.एफ.डो / 26-8433 1 48.--- नंकि हरियाणा के राज्यपान की राय है कि मै . ण्टीनेगट डिवाइस इण्डिया 
लि., 14/5 . मथुरा मेंड, फरीदानाद के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है : 


। 


-. 


और चूंकि हरियाणा के राज्यवान इस विवाद का त्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझने है ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, की धारा 16 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शाक्तियों का प्रयोग करते हए. हन्यिाशा के राज्यपाद इसके द्वार । उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गठित प्रौद्यौगिक 
अधिकरण , हग्यि " . फरिदाबाद , को . नीचे विनिदिरट मामलो, न कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला /मामले हैं हैं, न्यायनिर्णत हेतु निर्दिष्ट करते हैं :-- 

या मुंग्या के श्रमिक पंजाब इण्डस्टीय: एस्टेवरिशमण्टस - (+ शनल . ९.एड पैटवल हल एड43 
मिक लीव ; एक्ट . 965 के अन्तर्गन सिक लीव के पात्र बनते हैं ? यदि हां तो किस विवरण से ? 

एम . से . 


-- 


न 


हे 


वित्तायुक्त एवं सचिव . हरियाण " सरकार. 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 


- 


-- 


थम विभाग 

आदेश 
दिनांक ! अक्तूबर , 1954 


सं . प्रो.वि.एफ.डी./ 119-84/ 370 5 5:---- चुकि हरियाणा के राज्यपाल को गर है कि म 0 ए के सिण्टर्ड प्रोडक्टस , प्रा ० लि c, 
1415, मथुरा रोड, फरीदाबाद , के अमिक श्री चन्द्रकान्त तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चंकि 


हरियाणा के राज्यपाल विवाद को 

यानिय 


त दिष्ट करता वांछनीय समझते है ; 


, 


4 


इसलिए. अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयो करते हुए हरिया गा वे राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 54 15--3 - श्रम -68/ 15254. दिनांक 20 
जून, 1968. के साथ पहते हए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम- 68/ श्रम/ 57/ 11 2 45, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबंधकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 
क्या श्री चन्द्र कान्न को सेवाओं का समापन न्यानोचिन तथा ठीक है ? चदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक : 0 अक्तूबर , 1984 
सं. प्रो.वि. हिसार 6 4-83 37299... चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै. (1 ) परिवहन अायुक्त हरियाणा , 
चण्डीगढ़ : { 2) हरियाणा राज्य परिवहन हिसार के * मिक श्री ईश्वर सिंह ड्राईवर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 

और कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंगड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं, 9641-1 - श्रम 7.0/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970. के साथ पठित सरकारी अधिसचना सं . 3864- ए.एस.ओ. ( ई )- 701348, दिनांक 8 मई. 1970. द्वारा उबत अधिनियम को 


। 


+ 
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धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादपस्त या उससे पुगत या उससे सम्बन्धिा नीचे तिखा मामला न्यायनिर्णय. 
हेतु निर्दिष्ट करने हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्रा मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 
में या श्री ईश्वर सिंह ड्राईवर की मेवानों का समापन न्यायोचिन तथा ओक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

दिनाक 16 अक्तूबर. 
सं . ओ.वि./ रोहतक 146--82/ 3514 : --- 

--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै . बन्सल पेपर मिल्ल , टी / 1 , इण्डस्ट्रीयल 
रिया , बहादुरगढ़ ( रोहतक ) , के श्रमिक श्री राजेन्द्र सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


हकदार है ? 


अक्तूबर . : 9 


विवाद है । 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत. निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , मब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
गलियों का प्रयोग करते हुये डुरिया गा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 -- श्रम/ 70/ 32573. दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 , के साथ पठित सरकारी अधिसचना में . 3864 -ए.एस.पो.( ई ) श्रम -70 1348. दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्स अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय . रोहतक , को विवादग्रन या उससे सुभगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बोत्र या नो विवादास्त सामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 

क्या श्री राजेन्द्र सिंह की मेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठोक है । यदि न हों , नो नई किस र इन का इमदार है ? 


! 


दिनांक .7 अक्तव . 1984 
सं . प्रो . वि /एफ.डी./ 88-84/ 38419.-- चूंकि क्रिया गा के राज्यपाल को राय है कि मै. कैलाश टैक्सवाईन इण्डस्ट्रीज, 3/3, 
सोहना रोड़ , बल्लबगढ़ , के श्रमिक श्री मेवा राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय . समझरो हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके हारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 श्रम - 68/1 5254, दिनांक 20 जून , 1968 , के 
साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495- श्रम - 84-8 / 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन 
गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट 
फरते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला 


, 


1 


क्या श्री मेवा राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठोक है ? यदि नहों , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . मो वि /एफ. डो ./ 88-84/ 38425. - .- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मैं कैलाश टैक्टाईल इण्सस्ट्रीज, 3/3. 
सोहना रोड़,, वलबगढ़ के श्रमिक श्री टीका राम तथा सके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए. हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 -प्रम- 63/1525 4.दिनांक 20 जून, 1968 , 
के साथ पहने इए अधिपूचना सं . 1149 5- प्रम- 34 श्रन 5711 1 245,दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के 
मघोन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को , विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या इससे सम्बन्धित नोचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निदिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के औच या लो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 
मामला है : 

क्या श्री तीका राम को सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठोक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


. 


